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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक ने मखु्यमतं्री, श्री अ�खलेश यादव को पत्र �लखकर राज्य म�ंत्र-

प�रषद ने ‘उत्तर प्रदेश अल्पसखं्यक आयोग (सशंोधन) अध्यादेश, 2014’ के द्वारा ‘उत्तर प्रदेश अल्पसखं्यक 

आयोग अ�ध�नयम, 1994 (उ0प्र0 अ�ध�नयम सखं्या 22 सन ् 1994)’ म� सशंोधन प्रस्ता�वत करत े हुए उक्त 

अ�ध�नयम के अन्तगर्त �नयकु्त ‘अध्य�’ को राज्य सरकार के ‘कै�बनेट मतं्री’ क� प्रािस्थ�त(status)देने के 

प्रस्ताव पर �नम्न �बन्दओु ंपर स्पष्ट�करण (clarification) चाहा है- 

1)  भारत का स�ंवधान के अनचु्छेद 213(1) के अन्तगर्त अध्यादेश जार� करने हेत ुअन्य आवश्यक 

शत� के पणूर् होने के साथ-साथ मामले म� ’’तात्का�लकता’’ (urgency) का �न�हत होना भी एक पवूर् शतर् है । वषर् 
1994 से अद्यतन अथार्त ्�पछले लगभग 20 वष� से उक्त आयोग के अध्य� �बना कै�बनेट मतं्री क� प्रािस्थ�त के 

कायर्रत ह� । अतएव प्रस्ता�वत अध्यादेश द्वारा अध्य� को कै�बनेट मतं्री क� प्रािस्थ�त �दये जाने के बारे म� 
‘तात्का�लकता’ का प्रश्न �वचारणीय है ।  

(2)  उत्तर प्रदेश अल्पसखं्यक आयोग अ�ध�नयम, 1994 के समान ह� ’’राष्ट्र�य अल्पसखं्यक 

श�ै�क ससं्थान आयोग अ�ध�नयम, 2004 (केन्द्र�य अ�ध�नयम सखं्या 2 सन ्2005)‘‘ प्रवतर्न म� है परन्त ुउक्त 

केन्द्र�य अ�ध�नयम के अन्तगर्त ‘‘अध्य�’’ को केवल ’’लोक सेवक‘‘ क� प्रािस्थ�त प्रदान क� गयी है न �क 

कै�बनेट मतं्री क�।  उत्तर प्रदेश राज्य के क�तपय अन्य अ�ध�नयम� म� भी आयोग� के अध्य�� को कै�बनेट मतं्री 
क� प्रािस्थ�त नह�ं द� गयी है । उक्त राज्य आयोग के अध्य� भारत का स�ंवधान के अन्तगर्त �नयकु्त मतं्री 
अथवा अन्य सवंधैा�नक प्रा�धकार� क� शे्रणी म� नह�ं आत े   ह�। �कसी सामान्य �वधान अथवा अ�ध�नयम के 

अन्तगर्त �नयकु्त �कसी �व�धक प्रा�धकार� (statutory authority) को भारत का स�ंवधान के अन्तगर्त �नयकु्त 

मतं्रीगण के समतलु्य प्रािस्थ�त �दये जाने सम्बन्धी सरकार क� अ�धसचूनाओ ंको मा0 उचच्तम न्यायालय 

द्वारा अभय �सहं प्र�त उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 2014 एससी 427 (प्रस्तर 22 व 23) म� तथा मा0 इलाहाबाद 

उच्च न्यायालय क� लखनऊ पीठ द्वारा जन�हत या�चका सखं्या 6893/2013 म� पा�रत आदेश �दनांक 

18.12.2013 के द्वारा भारत का स�ंवधान क� भावना के �वपर�त मानत ेहुए अपास्त व स्थ�गत कर �दया गया है। 
अतएव प्रस्ता�वत अध्यादेश द्वारा उपरोक्त राज्य अ�ध�नयम के अध्य� को राज्य सरकार के कै�बनेट मतं्री क� 
प्रािस्थ�त �दये जाने का प्रस्ताव �वचारणीय हो जाता है । 
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